भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *198        
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंकों में धोखाधड़ी से बचने के लिए उपाय  
*198.
श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार: 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए आंकड़ों में यह बताया गया है कि हाल के तीन वर्षों में बैंकों में 8,670 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले हुए हैं; 
(ख)
यदि हां, पिछले तीन वर्षों में बैंकों को हुए घाटों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग)
क्या ऐसी धोखाधड़ियों के प्रमुख कारणों में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण देना और ऋण का न चुकाना शामिल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ)
भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों से बचने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)
(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 
*****
‘‘बैंकों में धोखाधड़ी से बचने के लिए उपाय” के संबंध में श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गए 01 जनवरी, 2019 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों तथा चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा सूचित धोखाधड़ी की निगरानी करता है और उन्हें धोखाधड़ी निगरानी विवरणी में धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों की सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि आरबीआई को सूचित धोखाधड़ी के आंकड़े रिपोर्टिंग वर्ष-वार होते हैं न कि धोखाधड़ी के घटित होने अथवा ऋण की स्वीकृति, वचन-पत्र (एलओयू) आदि के वर्ष-वार जो पूर्व के वर्षों के हो सकते हैं। जैसाकि पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में धोखाधड़ीपूर्ण एलओयू जारी करने की सूचना फरवरी 2018 में दी गई थी जबकि यह धोखाधड़ी वर्ष 2011 से चल रही थी। परिणामत: इन आंकड़ों से धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि के वर्ष-वार आंकड़े प्राप्त करना संभव नहीं है। तथापि, आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) तथा चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 1 लाख रुपए तथा इससे अधिक अंतर्ग्रस्त राशि वाले धोखाधड़ी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में समग्र रूप से क्रमश: 18,698.82 करोड़ रुपए, 23,933.85 करोड़ रुपए और 41,167.71 करोड़ रुपए की राशि की सूचना दी और धोखाधड़ी के कारण इसी अवधि के दौरान क्रमश: 16,602.90 करोड़ रुपए, 16,788.54 करोड़ रुपए तथा 37,226.39 करोड़ रुपए की हानि हुई है। 

धोखाधड़ी के कारणों के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि धोखाधड़ी-वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई के मास्टर परिपत्र में यह पाया गया कि बेईमान उधारकर्ताओं के द्वारा विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की जाती है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखतों की धोखाधड़ीपूर्ण भुनाई, गिरवी/बंधक रखे गए स्टॉक का धोखाधड़ीपूर्ण निपटान, निधियों का अन्यत्र उपयोग, आपराधिक लापरवाही, उधारकर्ता की ओर से दुर्भावपूर्ण प्रबंधकीय चूक शामिल हैं। मास्टर परिपत्र में कुछेक अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें नकली लिखत, गलत खाता बही, कल्पित खाते, अप्राधिकृत ऋण सुविधाएं, धोखाधड़ीपूर्ण विदेशी मुद्रा लेनदेन, ‘विविध बैंकिंग व्यवस्था’ का दुरूपयोग और ऋण स्वीकृति/संवितरण में भूमिका सहित अन्य पक्षकारों की अक्षमता शामिल हैं। 

बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने और भविष्य में बैंकिंग धोखाधड़ी पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-
(1)
आरबीआई ने धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें ऋणदाताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे आरंभिक सीमा से अधिक राशि की धोखाधड़ी की सूचना पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दें, विशेष समिति द्वारा मामलों की निगरानी की जाए तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए, सूचना बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाए तथा बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की वार्षिक समीक्षा की जाए। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निवारक उपाय, धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, सुधारात्मक कार्रवाई, जांच तथा वूसली की प्रगति की निगरानी तथा स्टाफ की जवाबदेही निर्धारित करना शामिल हैं।        
(2)
सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को ‘बड़े मूल्य की बैंक धोखाधड़ी की समय पर पहचान करने, इसकी सूचना देने, जांच करने आदि के संबंध में रूपरेखा’ जारी की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं: 
(i)
अनुपयोज्‍य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खातों की जांच बैंकों द्वारा संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से की जाए और इस जांच के निष्‍कर्षों के आधार पर एनपीए की समीक्षा हेतु बैंक की समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाए;

(ii)
आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना देने के तुरंत बाद इरादतन चूक की जांच आरंभ की जाए; तथा
(iii)
यदि कोई खाता एनपीए बन जाता है तो केन्‍द्रीय आर्थिक आसूचना ब्‍यूरो से उधारकर्ता के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाए।
(3)
भारतीय न्‍यायालयों की अधिकारिता से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का अधिनियमन किया गया है। इसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की, ऐसे अपराधी की संपत्ति की जब्‍ती और किसी सिविल दावे में बचाव करने के उसके हक को समाप्‍त करने की व्‍यवस्‍था है।
(4)
बैंकों और चुनिन्‍दा वित्‍तीय संस्‍थाओं द्वारा दर्ज धोखाधड़ी निगरानी विवरिणयों के आधार पर आरबीआई द्वारा बैंकों के उपयोग हेतु पता लगाए जाने वाले एक ऑनलाइन केन्‍द्रीयकृत डाटा बेस के रूप में एक केन्‍द्रीय धोखाधड़ी रजिस्‍ट्री (सीएफआर) तैयार की गई है।  
(5)
लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एक स्‍वतंत्र विनियामक के रूप में राष्‍ट्रीय वित्‍तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्‍थापना की है।
(6)
धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा ऋण धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करने के लिए बैंकों को ध्यान देने हेतु निदेश देने, आरबीआई और जांच एजेंसियों को इसकी सूचना तत्काल देने एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की प्रक्रिया समय पर आरंभ करने के लिए आरबीआई ने पाए गए 50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की ऋण धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने, आरंभिक चेतावनी संकेतकों की टिप्पणी/मूल्यांकन के आधार पर बैंकों के लिए संभावित ऋण धोखाधड़ी वाले खातों को रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) के रूप में वर्गीकृत करने को अनिवार्य बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी की है जिससे कि ऋण जोखिम वाली धोखाधड़ियों एवं रेड फ्लैग्ड खातों के संबंध में बैंकों की ओर से निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। किसी खाते की रेड फ्लैगिंग सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर की जाती है जहां सभी बैंक संस्थाओं/व्यक्तियों को दिए गए बड़े एक्सपोजर की सूचना देते हैं ताकि अन्य बैंक धोखाधड़ी जोखिम के संबंध में पहले ही सचेत हो जाएं। 
(7)
आरबीआई ने कोर बैंकिंग समाधान/लेखांकन प्रणाली तथा स्विफ्ट संदेश देने की प्रणाली के बीच सीधी प्रक्रिया, स्विफ्ट में समयबद्ध प्रतिबंधनों को समर्थ बनाने, रोजनामचा की समीक्षा नियमित अंतराल पर करने, पुनर्मिलान आदि समयबद्ध तरीके से करने आदि जैसे प्रतिभूति तथा परिचालन नियंत्रण को लागू करने के लिए फरवरी 2018 में सभी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है।
(8)
आरबीआई ने तीसरे पक्ष की सेवाओं (जैसे विधिक सर्च रिपोर्ट, संपत्ति, मूल्यांकनकर्ता, प्रतिवेदन आदि) में कमी, इन सेवाप्रदाताओं की सांठगांठ के विरुद्ध अप्रभावी कार्रवाई करने और धोखेबाजों की सूचना भारतीय बैंक संघ (आईबीए), जो ऐसे सेवाप्रदाताओं की चेतावनी सूची तैयार करता है, को देने के लिए बैंकों को अनुदेश दिया है।
(9)
निम्नलिखित अनुदेश/परामर्श जारी किए गए हैं: 
(i)
आरबीआई के अनुदेशों तथा बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए पीएसबी को सरकार द्वारा, 
(ii)
50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए पीएसबी को सरकार द्वारा, 
(iii)
एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड की स्कीमिंग रोकने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा 
(iv)
बड़े मूल्य के ऋण खातों के संबंध में स्वामित्वाधिकार विलेख की विधिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा, और
(v)
अधिकारियों/कर्मचारियों का आवर्ती स्थानांतरण कठोरता से सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा। 
(10)
पीएसबी से प्राप्त सूचना के अनुसार धोखाधड़ी को कम करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाया है:
(i)
धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन को रोकने, इसका पता लगाने तथा निगरानी के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान जैसे उपायों को लागू करना; 
(ii)
लोन ओरिजिनेटिंग साफ्टवेयर के जरिए ऋण की प्रोसेसिंग, मूल्यांकन तथा स्वीकृति, आंतरिक नियंत्रण हेतु ऑफलाइन लेनेदेन निगरानी प्रणाली;
(iii)
आरंभिक चेतावनी संकेत के लिए चेतावनी जारी करना तथा खातों की रेड फ्लैगिंग करना; और
(iv)
ऋण सूचना रिपोर्ट, सीएफआर, इरादतन चूककर्ताओं की सूची का ऑनलाइन सत्यापन आदि। 
***** 
